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जिसका उत्‍तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।
.....
गंगा नदी के पुनरुद्धार संबंधी आईआईटी रिपोर्ट
3675. श्री के.के. रागेश: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
मार्च 2015 में गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
विगत तीन वर्षों के दौरान गंगा संरक्षण हेतु क्या कार्रवाई की गई है तथा कुल कितनी धन राशि का उपयोग किया गया है; 
(ग) 
नदी के नजदीक निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यरत मलजल शोधन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
नदी के किनारे वाली औद्योगिक इकाइयों की निगरानी संबंधी तंत्र क्या है?
उत्‍तर
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (श्री विजय गोयल)
(क) 7 आईआईटी के संघ को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली द्वारा गंगा नदी बेसिन पर्यावरण (जीआरबीईएमपी) तैयार करने की जिम्‍मेदारी दी गई है। आईआईटी के संघ ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को गंगा नदी बेसिन के लिए एक प्रबंधन योजना प्रस्‍तुत की है। कार्य बिन्दुओं के रूप में जीआरबीईएमपी की सिफारिशों में पर्यावरण सुधार, सतत कृषि, भूगर्भीय सुरक्षा, आपदा के प्रति बेसिन सुरक्षा, नदी जोखिम प्रबंधन एवं पर्यावरणीय ज्ञान-सृजन और सुग्राहिता के माध्‍यम से अविरल धारा और निर्मल धारा का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने के उपाय शामिल हैं।
(ख) आईआईटी संघ की रिपोर्ट के आधार पर गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरूद्धार के लिए 7 एजेंडा बिन्‍दुओं और 21 कार्य बिन्‍दुओं की पहचान की गई है। राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा गत तीन वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक) 1039.79 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग किया गया है।
(ग) गंगा नदी पर बसे कस्‍बों में निर्मित सीवेज परिशोधन संयंत्रों का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:
i. गंगा कार्य योजना (जीएपी)-। एवं जीएपी-।। स्‍कीमों के अंतर्गत, 1098.31 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज परिशोधन क्षमता का सृजन किया गया था। 
ii. इसके अतिरिक्‍त, दिनांक 31.01.2017 की स्थिति के अनुसार, राष्‍ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण/नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 153.13 एमएलडी सीवेज परिशोधन क्षमता का सृजन किया गया है और 749.60 एमएलडी (66 एमएलडी क्षमता की बहाली सहित) की अतिरिक्‍त परिशोधन क्षमता सहित सीवेज परिशोधन परियोजना मंजूर की गई है और कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में हैं। 
(घ) केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों की मॉनीटरिंग की जा रही है। दिसम्‍बर, 2015 से जनवरी, 2017 के दौरान सीपीसीबी द्वारा 302 सकल प्रदूषण उद्योगों (जीपीआई) को शामिल करते हुए 573 निरीक्षण किए गए हैं। इन जीपीआई में से 141 यूनिटें निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रही हैं, 96 को अनुपालन करते हुए नहीं पाया गया है तथा 65 को बंद पाया गया था। अनुपालन नहीं करने वाली 45 इकाईयों को बंद करने के (क्‍लोजर) निर्देश जारी कर दिए गए थे 37 इकाईयों को कारण बताओ नोटिस और अनुपालन नहीं करने वाली 14 इकाईयों को पत्र भेजे गए थे।
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